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	किशोर न्याय प्रणाली में बड़े स्तर पर रिक्तियां हैं (24% JJB पूर्ण रूप से गठित नहीं थे), कानूनी सहायता अपर्याप्त है (30% JJB के साथ ‘विधिक सेवा क्लिनिक’ संलग्न नहीं थे), और महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक कार्यभार बढ़ गया है। औसतन, प्रत्येक JJB में 154 मामले प्रतिवर्ष लंबित रहे। इसके अतिरिक्त, आंकड़ों की निगरानी और सरकारी अनुदान की कमजोर व्यवस्था ने किशोर न्याय व्यवस्था के कार्यान्वयन में गंभीर बाधाएं खड़ी
	IJR ने चार नोडल एजेंसियों- राज्य पुलिस मुख्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) के समक्ष किशोर न्याय प्रणाली की क्षमता को जांचने के लिए 16 प्रश्न तैयार किए। हमें 28 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 530 जिलों से 500* से अधिक जवाब प्राप्त हुए। इनमें हमारे 11% RTI आवेदन सीधे खारिज कर दिए गए, 24% ने कोई उत्तर नहीं दिया, 29% आवेदनों को जिला स्तर पर भेज दिया
	माया दारूवाला, मुख्य संपादक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने कहा, “विशेष रूप से डिजाइन की गई किशोर न्याय व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है। इसका प्रभावी संचालन इस बात पर निर्भर करता है कि पुलिस स्टेशनों और देखरेख संस्थानों जैसे संस्थानों से जानकारी नियमित रूप से ऊपर की ओर यानी जिले, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करने वाली संस्थाओं तक पहुंचे। लेकिन IJR के अनुभव बताते हैं कि निगरानी की जिम्मेदार संस्थाओं
	सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने टिप्पणी की,  “IJR का अध्ययन हमारे किशोर न्याय व्यवस्था की बड़ी खामियों को उजागर करता है। JJ एक्ट, 2015 के दस वर्ष बाद भी यह चिंताजनक है कि एक चौथाई JJB में पूर्ण पीठ गठित नहीं है और बाल देखरेख संस्थानों में स्टाफ की भारी कमी है। इसका उन सभी बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जो भी किशोर न्याय व्यवस्था के दायरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में
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